
छले छह वर्षों से मैं समावेशी शिक्षा का स्नातकोत्तर 
पाठ्यक्रम पढ़ा रही हू ँऔर एक प्रशिक्षक के रूप 
में साल दर साल मझु ेअपने विद्यार थ्ियों के काफ़ी 

सन्देहों का सामना करना पड़ता ह ै। इस पाठ्यक्रम में विद्यार थ्ियों 
को सार्वजनिक शिक्षा प्रणाली की वास्तविकताओ ंसे अवगत 
कराया जाता ह,ै अतः वे इस बात से अच्छी तरह से वाक़िफ़ हो 
जाते हैं कि भारत के अधिकांश स्कू लों का संचालन के दौरान 
किन अवरोधों से सामना होता ह ै । अब तक वे ऐसी पर्याप्त 
कक्षाए ँदखे चकेु होते हैं जिनमें संसाधनों की बहुत कमी होती 
ह ै । वे ऐसे शिक्षकों से मलुाक़ात कर चकेु होते हैं जो अल्प  
प्रशिक्षित हैं और जिनमें स्वयं  कार्य करने की कोई प्रेरणा नहीं 
होती । वे ऐसे बच्चों के साथ बातचीत कर चकेु होते हैं जो 
अपने निम्न अधिगम स्तर के साथ ऐसे कठोर पाठ्यक्रम का 
अर्थ खोजने के लिए संघर्ष कर रह ेहैं, जो उनके तात्कालिक 
सन्दर्भों से बहुत दरू ह ै।

इसलिए जब मैं उन्हें समावेशी शिक्षा सम्बन्धी विचार के बारे 
में बताती हू ँऔर इसके कार्यान्वयन में समर्थन के लिए मानव 
अधिकारों व सामाजिक न्याय के उचित क़ाननूों और नीति के 
दस्तावेज़ों पर बहस को बढ़ावा दतेी हू ँतो वे मरेे प्रस्तावों को 
सन्देह की दृष्टि से दखेते हैं । वे व्यावहारिक रूप से इन आदर्शों 
को साकार करने के बारे में बहुत कठिन सवाल उठाते हैं । ऐसे 
में मैं अपने इन विद्यार थ्ियों के सामने हिम्मत के साथ अपने चहेरे 
पर मसु्कान बरक़रार रखते हुए इस मदु्दे को दृढ़ता के साथ रखने 
की कोशिश करती हू ँतब मझु ेएक और समस्या का सामना 
करना पड़ता ह ै। मैं उन्हें भारतीय सन्दर्भ में समावेशी शिक्षा की 
अवधारणा की एक ऐसी ससुंगत तथा स्पष्ट समझ प्रदान करने 
में ख़ुद को असमर्थ पाती हू ँजो इसके कार्यान्वयन के लिए स्पष्ट 
दिशानिर्देशों और अनशुसंाओ ंकी रूपरेखा द ेसकती हो । जिन 
अनेक सन्दर्भों और पठन सामग्रियों (रीडिग्स) का उपयोग मैं 
कक्षा में करती हू,ँ वे पश्चिमी संसार की हैं, जहाँ एक अवधारणा 
और अभ्यास के रूप में समावेशी शिक्षा न केवल कई वर्षों 
तक शिक्षा के विमर्शों का हिस्सा रही ह,ै बल्कि इसकी उत्पत्ति 
और अभ्यास का ऐतिहासिक सन्दर्भ हमसे बहुत अलग ह ै।

इसलिए अपनी कक्षा में मझु ेभारत में सार्वजनिक शिक्षा प्रणाली 
में समावेशी शिक्षा के आदर्शों को लाग ूकरने के लिए ठोस, 
व्यावहारिक समाधान  प्रदान  करने से सम्बन्धित श कै्षणिक 
चनुौतियों का सामना करने के साथ-साथ अपने वि द्यार थ्ियों 

को कुछ सहज सवालों के जवाब दनेे में भी मदद करनी होती 
ह,ै जैसे : समावेशी शिक्षा क्या ह?ै यह किसके लिए ह?ै इसे 
व्यवहार में कैसे प्राप्त किया जा सकता ह?ै 

मैं इस लेख में समावेशी शिक्षा की एक ससुंगत समझ तक 
पहुचँने से सम्बन्धित कुछ अवधारणात्मक मदु्दों पर विस्तार से 
चर्चा करूँ गी । यह बताने का प्रयास भी करूँ गी कि सामाजिक, 
सांस्कृति क और प्रासंगिक कारकों के व्यावहारिक विचारों के 
आधार पर इस समझ का निर्माण करना संगत क्यों ह ैजिनके 
तहत द शे में सार्वजनिक शिक्षा प्रणाली अमल में ह ै । और 
अन्त  में सझुाव द ूगँी कि  समावेशी शिक्षा  के अभ्यास में 
अभिन्न रूप से जड़ेु हुए लोगों को शामिल करके इस विषय में 
अकादमिक अध्ययन को ज़मीनी स्तर पर किस तरह उत्पन्न 
किया जा सकता ह ै। 

समावेशी शिक्षा की प्रकृति पर प्रश्न करना
अब तक भारतीय सन्दर्भ में समावेशी शिक्षा पर सन्दर्भ के लिए 
अकादमिक और अनभुवजन्य रूप से मज़बतू स्रोतों को खोजने 
का संघर्ष कई स्तरों पर होता आया ह ै। एक, भारत में समावेशी 
शिक्षा अभी हाल ही में लोकप्रिय हुई, जब न ब्बे  के दश क 
के उत्तरार्ध  में न ीति  के द स्तावेज़ों में इसकी उपस्थिति धीरे-
धीरे दर्ज होने लगी । इस बारे में बहुत थोड़ा-सा अकादमिक 
अध्ययन ही अब तक प्रकाशित हुआ ह ैऔर सार्वजनिक रूप 
से सलुभ ह ै। दो, समावेशी शिक्षा में अनभुवजन्य अनसुंधान 
का आधार पिछले दो दशकों में उत्पन्न हुआ ह ैऔर इसलिए 
इसका क्षेत्र और गणुवत्ता दोनों सीमित हैं (लिडसे, 2007; रोज़, 
2017; सिगल, 2006) । तीन, नीति दस्तावेज़ों में अवधारणा 
का न िरूपण ग़लत व्याख्याओ ंऔर अस्पष्टता से भरा हुआ 
ह,ै जि ससे इसकी केवल एक धुधँली अवधारणात्मक समझ 
विकसित हो सकी ह ै । इसके अलावा समावेशी शिक्षा को 
अभी भी दशे में मखु्यधारा के शिक्षा विमर्श का एक अभिन्न 
अगं नहीं माना जाता ह ै। इसकी इसी हाशिया स्थिति न इसे 
भारत में शिक्षा अध्ययन के क्षेत्र में कोई भी नजर आने वाला 
उल्लेखनीय योगदान दनेे से रोक दिया ह ै।

ये तो हुए भारत में समावेशी शिक्षा पर अकादमिक अध्ययन 
के निर्माण से सम्बन्धित विशिष्ट मदु्दे । लेकिन पश्चिमी सन्दर्भों 
में भी, जहाँ इस अवधारणा पर बहुत अधिक ध्यान दिया गया 
ह,ै समावेशी शिक्षा की कई व्याख्याए ँमिलती हैं और यह एक 
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विवादास्पद धारणा बनी हुई ह ै। आर्मस्ट्रांग, आर्मस्ट्रांग और 
स्पैंडागॉ (2010) न इस धारणा को स्पष्ट रूप से समझाने के 
लिए इस उक्ति का प्रयोग किया ह ैकि ‘समावेशन का मतलब 
अलग-अलग लोगों के लिए अलग-अलग ह ै ।’ लेखकगण 
आगे इसकी जटिल प्रकृति का चित्रण करते हुए कहते हैं कि 
समावेशन को बेहतर रूप से इस तरह से जाना जाता ह ैकि यह 
क्या नहीं ह ैबजाय इसके कि यह क्या ह ै।

हालाँकि समावेशी शिक्षा की एक ससुंगत परिभाषा तक पहुचँने 
के कई प्रयास कि ए गए हैं, कि न्तु अकादमिक वि द्वान और 
अभ्यासकर्ता  एक आम सहमति तक पहुचँने में अन्तर्निहित 
कठिनाइयों की ओर इशारा करते हैं । समावेशी शिक्षा मलू रूप 
से क्या थी और अब यह क्या हो गई ह—ै इन दोनों दृष्टिकोणों 
के बीच का वि भाजन बड़ी कठिनाई पैदा करता ह ै । इसकी 
उत्पत्ति का पता लगाते हुए आर्मस्ट्रांग, आर्मस्ट्रांग और स्पैंडागॉ 
(2010) कहते हैं कि समावेशी शिक्षा पहुचँ और भागीदारी के 
उन प्रतिबन्धों के लिए एक प्रतिक्रिया और चनुौती के रूप में 
पैदा हुई थी जो मखु्यधारा में शामिल करने और एकीकरण 
के अभ्यास के कारण सामने आ खड़े होते थ । अभिभावकों, 
शिक्षकों और वि कलांगता के कार्यकर्ताओ ं द्वारा उठाए गए 
इस आन्दोलन न लोकतांत्रिक और समावेशी समाज बनाने 
में स्कू लों की भमूिका की परिकल्पना की । लेकिन व्यवहार 
में सिद्धान्तों का कोई स्पष्ट समहू नहीं ह ैजो इसके कार्यान्वयन 
का मार्गदर्शन करे । समावेशी शिक्षा को केवल बयानबाज़ी 
तक सीमित कर दिया गया ह ैजो मलू मार्गदर्शी सिद्धान्तों के 
साथ किसी भी गम्भीर सम्बन्ध के बिना समावेशी विमर्श के 
कुछ ‘अच्छा लगने’ वाले पहलओु ंको अगंीकार करती ह ै। 
इसलिए समावेशी शिक्षा की परिभाषाए ँवास्तविक अभ्यासों 
के विवरणों बनाम जो होना चाहिए के आधार पर बदलती हैं 
(इसं्कोउ और अन्य, 2006) ।

इसी तरह की समस्या  कुछ परिभाषाओ ंमें भी ह ैजो या तो 
बहुत संकीर्ण  हैं या बहुत व्यापक हैं, या आशंिक हैं— उन 
विद्यार थ्ियों के समहू के आधार पर जिनके लिए यह समावेशी 
शिक्षा ह ै।

इन सवालों पर चिन्तन करने से पर्याप्त रूप से यह स्पष्ट हो जाता 
ह ैकि समावेशी शिक्षा की अपर्याप्त समझ उस खिचंाव या तनाव 
से उत्पन्न होती ह ैजो इसके वैचारिक और अवधारणात्मक 
गठन बनाम व्यवहार में इसकी प्राप्ति के बीच मौजदू ह ै। जैसा 
कि आर्मस्ट्रांग, आर्मस्ट्रांग और स्पैंडागॉ (2010) संकेत दतेे हैं 
कि समावेशन किसके लिए, किसमें और किस उद्देश्य के लिए 
जैसे प्रश्नों का उत्तर दनेे के बाद, हमें यह भी पछूना चाहिए कि 
समावेशी अभ्यास क्या ह?ै चूकँि वांछनीय (वैचारिक) साध्य 
(अभ्यास) से अलग हो सकता ह ै।

नीति में समावेशी शिक्षा
जैसे-जैसे हम इस वि रोधाभास को द रू करने के लि ए संघर्ष 
करते हैं, वैसे-वैसे एक और आयाम इस मदु्दे को अधिक जटिल 
बना द तेा ह—ै वह ह ैन ीति द स्तावेज़ों में समावेशी शिक्षा 
का न िरूपण । यह आयाम भारतीय सन्दर्भ में विश षे रूप से 
प्रासंगिक ह ै । भारत में समावेशी शिक्षा शब्द का इस्तेमाल 
नीतिगत दस्तावेज़ों और योजनाओ,ं जैसे कि न ब्बे के दशक 
में पीआईईडी, डीपीईपी, पीडब्ल्यूडी और एसएसए (2000) 
में कि या गया था । इसके लिए 1994 में स्पेन में सलामांका 
स ट्ेटमेंट द्वारा बहुत प्रोत्साहन प्रदान किया गया, जिसमें भारत 
एक हस्ताक्षरकर्ता थ ा (चौधरी, 2011) । तथापि  भारत में 
समावेशी शिक्षा एक ऐसी अवधारणा के रूप में सामने आई 
जिसे पश्चिम से मखु्य रूप से अपनी ख़ुशफ़हमी, बाल-केन्द्रित 
और ‘रोमांटिक अपील’ (सिंगल, 2005; शर् मा; 2010; 
अलरू, 2007) के लिए ग्रहण किया गया था । सिगल (2006) 
का कहना ह ैकि भारत में समावेशी शिक्षा के साथ पर्याप्त रूप 
से जड़ुाव नहीं हुआ ह ै। वे आगे बताती हैं कि कई नीतिगत 
दस्तावेज़ों के साथ-साथ  समावेशन  पर प्रा रम्भिक लेखों में 
एकीकरण और समावेशन शब्दों का उपयोग वैकल्पिक रूप 
से किया गया था, जिससे बहुत अस्पष्टता पैदा हुई और ग़लत 
अर्थ का निरूपण हुआ ।

इसके अलावा उस समय शरुू की गई योजनाओ ंमें भी एक 
दोहरा दृष्टिकोण अपनाया गया थ ा, जि समें एक तरफ़ तो 
विकलांग बच्चों की शिक्षा को नियमित स्कू लों में लाग ूकिया 
गया और दसूरी तरफ़ विशषे स्कू लों को भी बढ़ावा दिया जाता 
रहा । वास्तव में समावेशी शिक्षा को वि कलांग बच्चों की 
शिक्षा के लिए उपलब्ध कई विकल्पों में से केवल एक विकल्प 
के रूप में दखेा गया था, न कि स्कू लों में सधुार लाने के तरीक़े 
के रूप में (लिडसे, 2007) । इसलिए समावेशी शिक्षा  के 
केवल अस्पष्ट विचार प्रदान करने वाले नीतिगत दस्तावेज़ों के 
कारण कई मौलिक प्रश्नों, जैसे कि समावेशी शिक्षा क्या ह ैया 

परिभाषाओ ं की बहस के इतर, ग्रा हम और स्लीव 
(2007) जैसे लेखकों न कुछ बनुियादी सवाल उठाए हैं 
और वे उम्मीद करते हैं कि समावेशी शिक्षा के शिक्षक 
और अभ्यासकर्ता  समावेशी शिक्षा  की प्रकृति  और 
इसके अभ्यास के बारे में जानकारी प्राप्त करने के दौरान 
इन प्रश्नों  के उत्तर दनेे की कोशिश करेंगे । ऑस्ट्रेलिया 
में मौजदूा प्रथाओ ंकी जाँच के द्वारा शरुू की गई एक 
प्रबल आलोचना में लेखक न िम्नलिखित प्रश्न  उठाते 
हैं : समावेशन की बात करने का क्या मतलब ह,ै यह 
समावेशी होने से कैसे भि न्न  हो सकता ह ैऔर जिन 

अभ्यासों से समावेशन कि या जा सकता ह ै वे किन के 
लिए हितकारी होंगे?
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समावेशी अभ्यासों में क्या शामिल ह,ै के आसान उत्तर नहीं 
मिल सके ।

इन मदु्दों की जाँच करते समय एक बड़ा सवाल उठाया जा 
सकता ह ैकि फिर ज्ञान के वैध स्रोत कौन-से हैं जो समावेशी 
शिक्षा की समझ में योगदान कर सकते हैं?

अकादमिक अध्ययन को प्रासगंिक सन्दर्भों में स्थित 
करना
जैसा कि लेख के परू्व भाग में कहा गया ह,ै भारत में समावेशी 
शिक्षा एक ऐसी घटना प्रतीत होती ह ैजि से पश्चिम से उधार 
लिया गया था और वह भी इस अवधारणा के साथ पर्याप्त 
आलोचनात्मक जडु़ाव बनाए बिना (सिंगल, 2006) । अतः 
इसके मलू, उद्देश्य और अनपु्रयोग के कई महत्त्वपरू्ण  पहल ू
उपेक्षित ही रह गए और इसकी केवल आशंिक समझ ही 
विकसित हो पाई जिससे कई व्याख्याओ ंऔर निरूपणों की 
सम्भावना पैदा हो गई ।

जैसे-जैसे हम आगे बढ़ेंगे, यह आवश्यक होगा कि इस क्षेत्र 
में विकसित होने वाला कोई भी अकादमिक अध्ययन भारत 
की अनठूी ऐतिहासिक, आर थ्िक, सामाजिक और सांस्कृति क 
विविधता के साथ-साथ  इसके जटिल श कै्षिक परिदृश्य की 
प्रकृति को भी ध्यान  में रख े । कई वि द्वानों न  इस रवैये की 
पषु्टि की ह ै(लिडसे, 2007; राव, 2001; रोज़, 2017; सिंगल, 
2006) । मैं कुछ दृष्टान्तों के साथ इस दृष्टिकोण को प्रमाणित 
करती हू ँ।

मलू का पता लगाना

पश्चिमी संसार में समावेशन की उत्पत्ति का पता लगाते हुए 
राव (2011) बताते हैं कि विकसित संसार में, परम्परागत रूप 
से, विकलांग बच्चों को विशषे स्कू लों में भर्ती कराया जाता 
था । जैसे-जैसे वि कलांगता का सामाजिक मॉडल वि कसित 
होता गया, समावेशन को अलगाव की बाधाओ ंपर क़ाब ूपाने 
और अ-संस्थानीकरण के साधन के रूप में दखेा जाने लगा । 
मार्गदर्शी सिद्धान्तों के रूप में साम्यता और सामाजिक न्याय 
के साथ समावेशन स्कू ल सधुार का प्रतीक बन गया । हालाँकि 
भारत जैसे दशेों में, जहाँ विशषे स्कू ल कभी आदर्श नहीं थ, 
संस्थागत अलगाव को समावेशी शिक्षा के लिए एक मज़बतू 
तर्काधार के रूप में इस्तेमाल नहीं किया जा सकता था । 

इसी कारण से, यह आर थ्िक तर्क  भी बहुत सही नहीं ह ैकि भारत 
में समावेशी शिक्षा इसलिए अनिवार्य ह ैक्योंकि भारत शिक्षा 
की समानान्तर प्रणालियों का निर्माण नहीं कर सकता ह ै। राव 
विशषे शिक्षा पद्धतियों, जिन्हें बस पश्चिम से स्थानान्तरित कर 
लिया जाता ह,ै की तरह समावेशन के भी एक और ‘प्रवतृ्ति’ 
बनन के खि लाफ़ चतेावनी दतेे हैं । ऐसा प्रतीत होता ह ैकि 

पश्चिमी समाज में जिस आधार पर समावेशी शिक्षा न सफलता 
प्राप्त की, वह हमारे लि ए मज़बतू तर्काधार नहीं हो सकता । 
इसलिए यदि हम समावेशन को अपनाते हैं तो इसकी वजह भी 
उन उद्देश्यों से उत्पन्न होनी चाहिए जो हमारे ऐतिहासिक और 
सामाजिक-आर थ्िक क्षेत्र में अन्तर्निहित हैं ।

इसी तरह समावेशी शिक्षा की समझ विकसित करने के लिए, 
भारत में वि कलांग बच्चों की स्थिति से सम्बन्धित मदु्दों को 
ऐतिहासिक और सामाजिक-सांस्कृति क दृष्टिकोण से समझना 
अत्यन्त  महत्त्वपरू्ण  ह ै । भारत में जाति, वर्ग  और ध ार्मिक 
अन्तरों से सम्बन्धित अनठूी विविधता एक जटिल सन्दर्भ ह,ै 
जिसके भीतर समावेशी शिक्षा की परिकल्पना और अभ्यास 
किया जाना चाहिए  । मैं अपनी बात को स्पष्ट करने के लिए 
कुछ पहलओु ंका संक्षेप में उल्लेख करूँ गी ।

भारत में विकलांगता
घई (2015) का कहना ह ैकि भारत में विकलांगता की कोई 
एकीकृत परिभाषा नहीं ह ै। उनका मानना ह ैकि भारतीय सन्दर्भ 
में वि कलांगता के अर्थ को समझने के लि ए हमें सांस्कृति क 
पषृ्ठभमूि को समझना होगा । इसकी जड़ें पौराणिक और धार्मिक 
मान्यताओ ंमें मज़बतूी से जमी हुई हैं, जिसमें विकलांगता और 
विकलांग लोगों को बरुा, दोषपरू्ण या अलौकिक क्षमताओ ं
वाला माना जाता ह ै। यही वजह ह ैकि विकलांगता की धारणा 
को विविध और जटिल अर्थ द ेदिए जाते हैं । इसके अलावा 
ऐतिहासिक दृष्टिकोणों के बारे में व्यवस्थित अनसुंधान  की 
कमी के कारण, समकालीन संरचनाओ ंन विकलांग लोगों को 
चिकित्सीय मॉडल की प्रबलता के कारण नकारात्मक पहचान 
के रूप में चित्रित किया ह ै। क्योंकि चिकित्सीय मॉडल में एक 
विकलांग व्यक्ति की पहचान केवल उसकी हालत और उसमें 
जो ‘कमी’ ह ैवहीं तक सिमटकर रह जाती ह ै(घई, 2001) । 
आगे वे समाज में विकलांगता वाले लोगों को हाशिए पर रखने 
पर दखु प्रकट करते हुए कहती हैं : 

‘उनका जीवन असहाय निराशावाद, राजनीतिक जड़ता और 
अपर्याप्त सामाजिक नवाचारों के दषु्चक्र में उलझा रहता ह,ै जो 
दीर्घकालिक समाधान की पेशकश नहीं करते ।’  

विकलांगता का एक महत्त्वपरू्ण  पहल ूजि से भारतीय सन्दर्भ 
में नज़रअन्दाज़ नहीं किया जा सकता, वह ह ैग़रीबी के साथ 
इसका घनिष्ठ सम्बन्ध  । भारत जैसे वि कासशील द शेों में 
दरु्बलता और असमर्थता का सबसे बड़ा कारण ग़रीबी ह ै । 
विकलांगों और उनके परिवारों के जीवन  पर इसका प्रभाव 
संरचनात्मक और व्यावहारिक अवरोधों का कारण बनता ह ै
जो अत्यधिक शक्तिहीनता और अरक्षितता की भावनाओ ंको 
जन्म दतेा ह ै(घई, 2001) । ग़रीबी, लिग, जाति और ग्रामीण-
शहरी विभाजन से विकलांगता को जो हानि पहुचँती ह,ै वह 
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कलंक और ठप्पा  लगाने (लेबलिग) से और अधिक बढ़ 
जाती ह ै। इससे दशे में विकलांग लोगों की संख्या का सही-
सही आकलन करने में जटिलताए ँ पेश आती हैं । साथ ही 
विभिन्न प्रकार की विकलांगता को सचूित करने के लिए कई  
श्रेणियों और असंगत श ब्दावली का उपयोग करने की 
समस्याए ँभी हैं । भारत में विकलांग बच्चों की शिक्षा पर किसी 
भी प्रामाणिक चर्चा में इन सभी कारकों पर विचार करने को 
प्राथमिकता दी जानी चाहिए ।

शिक्षा का परिदृश्य 
भारत की शिक्षा प्रणाली में विविधता और विशालता की परतें 
हैं । यहाँ स्कू ली आय ुवर्ग के बच्चों की संख्या संसार भर में 
सबसे अधिक ह ैऔर प्राथमिक शिक्षा प्रणाली का अनमुाप 
बहुत बड़ा ह ैऔर शायद संसार भर के नीति-निर्माताओ ंऔर 
योजनाकारों के लिए इसकी कल्पना करना कठिन ह ै(लिटिल, 
2010 जैसा कि सिगल, 2014 में उद्धृत ह)ै । हाल के वर्षों में 
कई महत्त्वपरू्ण नीति और विधायी चिह्नकों या मार्क रों (जैसे कि 
एसएसए, 2001 और आरटीई, 2009) की प्रेरणा से भारत 
ने अपने लगभग 98 प्रतिशत बच्चों को स्कू लों में दाख़िला 
दिलाने में ज़बरदस्त सफलता हासिल की ह ै(यनूिसेफ, 2015)। 
तथापि प्रतिधारण, पर्याप्त संसाधनों के आवंटन और वितरण, 
शिक्षक-शिक्षा  के मदु्दे और सबसे महत्त्वपरू्ण बात शिक्षा की 
गणुवत्ता आदि चिन्ता का कारण बने हुए हैं ।

जाति और लिग, बहिष्करण के महत्त्वपरू्ण आयामों के रूप में 
सामने आते हैं, जिन में न िचली जातियों के बच्चों, खासकर 
लड़कियों के स्कू ल छ ोड़ द नेे का जोखिम अधिक होता 
ह ै (सिंगल, 2014) । कम श लु्क  लेने वाले लेकिन ख़ राब 
गणुवत्ता वाले निजी स्कू लों की बढ़ती लोकप्रियता के विपरीत 
सार्वजनिक शिक्षा  प्रणाली में बच्चों को बनाए रखने का 
संघर्ष एक और प्रणालीगत चनुौती ह ैजो भारतीय शिक्षा के 
परिदृश्य पर मडँरा रही ह ै। स्कू ल आने वाले विकलांग बच्चों 
पर उपलब्ध डेटा अत्यधिक विरोधाभासी और असंगत ह ै । 
यनेूस्को और टीआईएसएस (2019) की हालिया रिपोर्ट  के 
अनसुार भारत में 19 वर्ष से कम आय ुके लगभग 78 लाख 
बच्चे विकलांग हैं । इनमें से, 5 साल तक बच्चों में से तीन-
चौथाई और 5-19 आय ुवर्ग में एक चौथाई बच्चे किसी भी 
शकै्षिक संस्थान  में द ाख़िल न हीं होते हैं । वि कलांग बच्चों 
द्वारा स्कू ल छोड़ने की सम्भावना समाज के अन्य वंचित वर्गों, 
जैसे अनसुचूित जाति और जनजाति, के बच्चों की तलुना में 
पाँच गनुा अधिक ह ै(सिंगल, 2014) । इस परिदृश्य में शिक्षा 
प्रणाली के भीतर प्रणालीगत चनुौतियों की अनदखेी करना 
या सिर्फ़ वि   कलांग बच्चों के सीमित दृष्टिकोण से समावेशी 
शिक्षा को दखेना, प्रतिकूल साबित होने वाला ह ै। इस तरह के 

संकुचित दृष्टिकोण से दशे न तो सभी के लिए शिक्षा के अपने 
लक्ष्य को प्राप्त कर सकता ह ैऔर न ही विकलांग बच्चों की 
शिक्षा को सार्थक और सशक्त बनाने की परिकल्पना की जा 
सकती ह ै। दशे में समावेशी शिक्षा के किसी भी विचार के लिए 
इन सभी कारकों को पहचानना अत्यन्त महत्त्वपरू्ण ह ै।

समावेशी शिक्षा में अकादमिक अध्ययन की रचना करना 
मरेा न िवेदन  यह ह ैकि  बेक़द्री और ग़रीबी के कारण जिन 
मान्यताओ ं और अत्यधिक उपेक्षा  का सामना भारत के 
बहुसंख्यक विकलांग लोग करते हैं और उसके साथ भारतीय 
शिक्षा प्रणाली की विविध व जटिल प्रकृति जिस पारिस्थितिक 
ढाँच ेका निर्माण करती ह,ै उसके अन्तर्गत ही समावेशी शिक्षा 
की प्रकृति का निर्माण किया जाना चाहिए ।

इसके अलावा ऐसा अकादमिक अध्ययन  जो ज़ मीनी स्तर 
से वि कसित होता हो, केवल तभी उत्पन्न हो सकता ह ैजब 
शोधकर्ता और अभ्यासकर्ता दोनों एक साथ मिलकर सहयोगी 
के रूप में कार्य करते हैं । तब वे समावेशी अभ्यास के बारे 
में एक ऐसे ज्ञान का निर्माण करते हैं जो इसमें शामिल लोगों 
के वास्तविक जीवन  के अनभुवों के क़ रीब ह ै । यह ज्ञान 
नीति-निर्माताओ,ं प्रशासकों, अभिभावकों और शिक्षकों 
को समावेशी शिक्षा की एक साझा समझ विकसित करने में 
विभिन्न स्तरों पर योगदान द ेसकता ह ै। ऐसी समावेशी शिक्षा, 
जो उन  लोगों की आवश्यकताओ ं का ध्यान  रख ेजिन को 
इसकी ज़रूरत ह ै । विश षे रूप से इस तरह के अध्ययन ऐसे 
वैचारिक परिवर्तन और नज़रिए को बदलने पर ध्यान केन्द्रित 
कर सकते हैं जो स्कू लों को सैद्धान्तिक और व्यवहारिक रूप से 
समावेशन को अपनाने में सक्षम बनाते हैं, जैसे अधिगम के लिए 
बहिष्करण सम्बन्धी रुकावटें कैसे द रू की जाती हैं, शिक्षकों 
और अन्य हितधारकों को शिक्षण की विविध आवश्यकताओ ं
वाले बच्चों के साथ काम करने के लि ए कैसे तैयार कि या 
जाता ह,ै हितधारकों से सहयोग की माँग कैसे की जाती ह ैऔर 
शासन-प्रणाली के मदु्दों, वित्त तथा पाठ्यक्रम और आकलन 
की कठोरता से कैसे निपटा जाता ह ै(मदान, 2018) ।

विद्यार थ्ियों के तीख ेसवालों के ठोस जवाब दनेे की चनुौती तब 
तक बनी रहगेी जब तक कि समावेशी शिक्षा में अच्छे तरीक़ों 
के पर्याप्त उदाहरण यह प्रदर्शित नहीं करते कि सभी अवरोधों 
के बावजदू समावेशी शिक्षा के लक्ष्यों को कैसे प्राप्त किया जा 
सकता ह ै। इस बीच यह आवश्यक ह ैकि शोधकर्ता, शिक्षक, 
प्रशासक, नीति नियोजक और शिक्षाविद मिलकर कार्य करें 
और समावेशी शिक्षा की एक ऐसी ससुंगत समझ बनाए ँजो 
इसके सामाजिक-सांस्कृति क सन्दर्भ में सन्निहित हो, अभ्यास 
द्वारा सचूित हो और इसकी प्राप्ति में योगदान दतेी हो ।
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